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एमएसएमई �े� को बढ़ावा देना  

 

1468. �ी सी.आर. पा�टल: 

   

 � या स�ू म, लघ ुऔर म� यम उ�यम म�ंी यह बताने क� कृपा कर�ग े�क:  

 

(क) : �या सरकार ने स�ूम, लघ ुऔर म�यम उ�यम (एमएसएमई) �े� को और बढ़ावा देने के 

 �लए कदम उठाए ह�;  

(ख) : य�द हा,ं तो त�संबधंी �यौरा �या है; और   

(ग) : एमएसएमई �े� को �ामीण �े� से अंतररा���य मच तक जोड़ने के �लए उठाए गए/उठाए 

 जाने वाले मदम� का �यौरा �या है?  

 

उ� तर 

स�ू म, लघ ुऔर म� यम उ�यम मं�ी  

(�ी नारायण राणे) 

 

(क) और (ख) : एमएसएमई मं�ालय देश म� एमएसएमई �े� के �वकास  और व�ृध के �लए �व�भ�न 

योजनाओं और काय��म� का काय�� वयन करता है। इन योजनाओं और काय��म� म� अ�य बात� के 

साथ-साथ �धान म�ंी रोजगार सजृन काय��म (पीएमईजीपी), पारंप�रक उ�योग� के पनु��धार के �लए 

�न�ध योजना (�फू�त �), नवो�मेष, �ामीण उ�योग और उ�य�मता संवध�न योजना (ए�पायर), स�ूम और 

लघ ुउ�यम के �लए �े�डट गारंट� योजना, स�ूम और लघ ुउ�यम �ल�टर �वकास काय��म (एमएसई-

सीडीपी) आ�द शा�मल ह�। इन योजनाओं के तहत परेू देश म� सभी पा� एमएसएमई के �लए लाभ 

उपल�ध ह�।   

 सरकार ने देश म� लघ ु �यवसाय पर को�वड -19 महामार� के नकारा�मक �भाव को कम 

करने और उनके �व� और बाजार पहंुच को बढ़ाने के �लए आ�म�नभ�र भारत अ�भयान के तहत हाल 

ह� म� कई पहल� क� ह�। उनम� से कुछ ह�:  

(i) दबाव��त एमएसएमई के �लए 20,000 करोड़ �पए का अधीन�थ ऋण;  

(ii) एमएसएमई स�हत �यवसाय� के �लए 3 लाख करोड़ �पए क� आकि�मक �े�डट लाइन 

गारंट� �क�म (ईसीएलजीएस) (बजट 2022-23 क� घोषणा म�, िजसे बाद म� बढ़ाकर 5 लाख 

करोड़ �पए कर �दया गया है)। 

(iii) एमएसएमई आ�म�नभ�र भारत �न�ध (एसआरआई फंड) के मा�यम से 50,000 करोड़ �पए 

का इि�वट� समावेशन। 

(iv) एमएसएमई के वग�करण का नए �प म� मानदंड �नधा�रण। 

(v) 200 करोड़ �पए तक क� खर�द के �लए विै�वक �न�वदाएं न होना भी है।  

 

(ग) : इस मं�ालय क� योजनाए,ं उदाहरणतः एमएसएमई को देश म� �ामीण �े�� स�हत अतंरा����य 

सहयोग योजना, को अतंरा����य मंच के साथ जोड़ने म� सहायता करती ह�। 

***** 




